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सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक) 
 

रोजगार सजृन की पहल 
 

1329. श्रीमती प्रततमा मण्डल: 
 

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कक: 
 

(क)  सरकार अपनी रोजगार सजृन पहलों की प्रभावशीलता का आकलन ककस प्रकार करती 
है और औपचाररक रोजगार, अनौपचाररक कायय तथा स्व-रोजगार के बीच अंतर करन े
के ललए ककन मापने योग्य संकेतकों पर भरोसा करती है; 

(ख)  मंत्रालयों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने के ललए सरकार द्वारा क्या उपाय ककए 
गए हैं जजससे यह सुननजचचत ककया जा सके कक अंतर-मंत्रालयी ननर्यय लेने में देरी से 
नीनतगत कायायन्वयन और सेवा ववतरर् प्रभाववत न हो; और 

(ग) लोकतांत्रत्रक शासन में महत्वपूर्य भूलमका ननभाने वाले वैधाननक ननकायों, ननयामक 
प्राधधकरर्ों और संवैधाननक संस्थानों में संस्थागत स्वायत्तता तथा जनता के ववचवास 
को सुदृढ़ करने के ललए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? 

 

उत्तर 
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  
 (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) 

 

(क) से (ग): रोजगार और बेरोजगारी का आधधकाररक डाटा आवधधक श्रम बल सवेक्षर् 
(पीएलएफएस) द्वारा एकत्र ककया जाता है जजसे सांजययकी और काययक्रम कायायन्वयन मंत्रालय 
(एमओएसपीआई) द्वारा वर्य 2017-18 से आयोजजत ककया जा रहा है। इसके अलावा, 
सांजययकी और काययक्रम कायायन्वयन मंत्रालय ने जनवरी 2025 से पीएलएफएस को नया रूप 
ददया है। 

 

नवीनतम पीएलएफएस ररपोटय 2025 के अनुसार, जो कैलेंडर वर्य (जनवरी 2025-
ददसंबर 2025) के दौरान आयोजजत वावर्यक ररपोटय की श्रृंखला में पहली ररपोटय है, देश में 15 
वर्य और उससे अधधक आयु के व्यजक्तयों के ललए सामान्य जस्थनत के आधार पर रोजगार को 
दशायने वाला अनुमाननत कामगार जनसंयया अनुपात (डब््यूपीआर) वर्य 2022 में 54.1% से 
बढ़कर वर्य 2025 में 57.4% हो गया है।  इसके अलावा, 15 वर्य और उससे अधधक आयु के 
व्यजक्तयों के ललए सामान्य जस्थनत पर अनुमाननत बेरोजगारी दर (यूआर) वर्य 2022 में 
3.6% से घटकर 2025 में 3.1% हो गई है। 

 
 

 



सरकार ने नीनतयों, योजनाओं और काययक्रमों के ननमायर् और कायायन्वयन में ‘संपूर्य 
सरकार’ का दृजटटकोर् अपनाया है। काययप्रर्ाली के साइलो- धाररत दृजटटकोर् को अंतर-क्षेत्रीय 
समन्वय और एकीकरर् की सुववधा के ललए मजबूत तंत्र में बदल ददया गया है। बेहतर 
तालमेल हालसल करने के ललए, मंत्रालयों और ववभागों को दस क्षेत्रीय समूहों में ववभाजजत 
ककया गया है: (i) ग्रामीर् और कृवर्; (ii) अवसंरचना; (iii) संसाधन; (iv) सामाजजक; (v) 
क्यार्; (vi) ववत्त और अथयव्यवस्था; (vii) वाणर्ज्य और उद्योग; (viii) प्रौद्योधगकी; (ix) 
शासन; और (x) सुरक्षा और ववदेश मामले। तदनसुार, सधचवों के दस क्षेत्रीय समूहों का गठन 
ककया गया है जो समग्र और एकीकृत तरीके से मुद्दों की समीक्षा करते हैं। इसके अनतररक्त, 
मंत्रत्रमंडल/कैत्रबनेट सलमनत के नोटों में व्यापक अंतर-मंत्रालयी और दहतधारकों के परामशय भी 
ककए जाते हैं, जजसमें कायायन्वयन की रर्नीनत सदहत सभी पहलुओ ंकी ववस्तार से जांच की 
जाती है। इसके अनतररक्त, समय पर कायायन्वयन को प्रभाववत करने वाले अंतर-मंत्रालयी 
मुद्दों के समाधान में तेजी लाने के ललए मंत्रत्रयों की तदथय सलमनतयां अथवा सधचवों की 
सलमनतयां गदठत की जाती हैं। 

 

इलेक्रॉननकी और सूचना प्रौद्योधगकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) पररभावर्त कायय-
प्रदशयन, सेवा ववतरर् और अडोपशन मेदरक्स के माध्यम से पररयोजनाओ ंकी ननगरानी करता 
है। पररयोजना-वार मानकीकृत प्रमुख प्रदशयन संकेतक (केपीआई) ववकलसत ककए जाते हैं जो 
संबंधधत डडजजटल इंडडया पहलों की प्रकृनत, पैमाने और उद्देचयों पर ननभयर करते हैं। इन 
केपीआई में सेवा उपलब्धता, उपयोगकताय अपनाने, लेनदेन की मात्रा, सेवा ववतरर् 
समयसीमा, उपयोगकताय संतुजटट, मापनीयता और सुरक्षा अनुपालन जैसे मापदंड व्यापक रूप 
से शालमल हैं।  

 

इसके अनतररक्त, आउटपुट-आउटकम मॉननटररगं फे्रमवकय  (ओओएमएफ) का उपयोग 
ववकास ननगरानी और मू्यांकन कायायलय (डीएमईओ) द्वारा ककया जाता है, जो नीनत 
आयोग का एक संबद्ध कायायलय है, जो ववलभन्न योजनाओं/पररयोजना/प्लेटफॉमय स्तर पर 
सरकारी मंत्रालयों में आउटपुट-आउटकम संकेतकों की ननगरानी करता है। 

 

सरकार ने पीएम गनत शजक्त राटरीय मास्टर प्लान के माध्यम से अतंर-मंत्रालयी 
समन्वय को सुदृढ़ ककया है, जो मंत्रालयों और ववभागों के बीच एक सामान्य जीआईएस-
आधाररत प्लेटफॉमय पर एकीकृत योजना और वास्तववक समय डेटा साझा करने को सक्षम 
बनाता है। 

 

उद्योग और आंतररक व्यापार संवधयन ववभाग (डीपीआईआईटी) के तहत एक 
संस्थागत तंत्र यानी पररयोजना ननगरानी समूह (पीएमजी) की स्थापना की गई है जजसका 
उद्देचय बडे पैमाने की बुननयादी ढांचा पररयोजनाओं के ननटपादन में तेजी लाना है। पीएमजी 
पररयोजनाओं की ननगरानी की सुववधा प्रदान करता है और अंतर-मंत्रालयी और अंतर-राज्य 
समन्वय तंत्र के माध्यम से भूलम अधधग्रहर् और वन मंजूरी से संबंधधत मामलों सदहत 
ननयामक मुद्दों के समाधान में सहायता करता है। 

***** 
 


